भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 4090
(जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)
सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी किए गए एलओयू की सत्यता की जांच
4090.
श्रीमती शशिकला पुष्पाः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या सरकार ने यह जांच करने के लिए कि क्या प्रत्येक बैंक द्वारा आशय पत्र (एलओयू) जारी किए गए हैं, और उनकी प्रमाणिकता के संबंध में सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जांच/निरीक्षण कार्य शुरू किया है;

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग)
यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) से (ग): सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि मौजूदा कानून/विनियामकीय संरचना के अनुसार तत्काल कार्रवाई करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को चेतावनी जारी की है कि (जैसाकि पीएनबी के द्वारा सूचित किया गया है) ऐसे धोखाधड़ीपूर्ण कार्यकलाप बैंक में न हों। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि सभी शपथ/सुविधा-पत्र (लेटर ऑफ अन्डरटेकिंग) तथा एसडब्ल्यूआईएफटी संदेशों के संबंध में समुचित अनुमोदन, अपेक्षित आवेदन/दस्तावेज तथा बैंक की प्रणाली में प्रविष्टि की पुष्टि करने और नोस्ट्रो खाते की जांच तथा मिलान सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ प्रणाली तथा प्रक्रिया लागू हो और ऐसी धोखाधड़ी की घटना से बचाव के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएं। 

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि इन्‍होंने चुनिंदा बैंकों में व्‍यापार वित्‍त हेतु एसडब्‍ल्‍यूआईएफटी संदेश का प्रयोग करने के लिए परिचालन नियंत्रण व्यवस्था का मूल्‍यांकन किया है। इसके अलावा, इन्होंने बैंकों में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के कारणों के साथ-साथ अन्य घटकों की जांच करने तथा इसे नियंत्रित करने और रोकने के लिए (सूचना प्रौद्योगिकी पहल सहित) अपेक्षित उपायों का सुझाव देने तथा धोखाधड़ी की ऐसी घटनाओं को समाप्त करने के लिए बैंकों द्वारा की जा रही विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा की भूमिका तथा प्रभावोत्पादकता का आकलन करने के लिए आरबीआई द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।
*****
